I PART 1 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT . 20 , 1983 ( BHDR. 25, 1905 SAKA) 


1687 


श्रम विभाग 


आदेश 


दिनांक 9 सितम्बर , 1983 


सं ० प्रो ० वी ०/ करनाल /5-83/ 46645. -- चूकि राज्यपाल की राए है कि मैसर्ज हैपड फर्टीलाइज़र्स तरावड़ी के 
श्रमिक श्री धर्म पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है: 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन 
भौद्यौगिक अधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बधित मामले श्रमिक 
तथा प्रवन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते ह ; 

क्या श्री धर्म पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


. 


हकदार है ? 


. 


सं ० प्रो ० वि /एफ.डी./11/ 223-83 /46711. - चूकि राज्यपाल, हरियाणा, की राए है कि मैसर्ज लालडी प्रा ० लि०-II 
इन्डस्ट्रीयल ऐरिया , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मोहन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलों के 
सम्बन्ध में कोई प्रोद्यौगिक विवाद है। 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है : 


इसलिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खन्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के 
अधीन प्रौद्योगिक प्रधिकरण, हरियाणा फरीदाबाद, को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले 
श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


बाद 


क्या श्री मोहन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित . तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है . ? 

15 सितम्बर , 1983 
सं . प्रौ.वि. / एफ . डी./ 120-83/ 48222. - चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि मैसर्ज अमेटीप मशीन 
टूल्ज प्रा ०लि . 14/7, मयुरा रोड, फरीदाबाव, के श्रमिक श्री किशन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के 

लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा (1 ) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3 - श्रम -68 / 15254, दिनांक 
20 जून , 1968 के साथ पढ़ते 

हुए . अधिसूचना सख्या 11495 - जी -श्रम/ 57/ 11 245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जोकि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो 
विवादगस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बधित मामला है । 

क्या श्री किशन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस . राहत का हकदार 


है ? 


वी ० एस ० चौधरी, 


उप सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


